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IPAITI 


. 


स. ओ.बिएफ.डो. 14- 34130032 --चूंकि रियाणा के राज्यपाल को रार है कि 

राज्यपाल को रार है कि 1. मै. ऐजिया फाउण्डरो प्लाट नं. 
258 मैटिर -24. फरीदाबाद , 2. मजा डायरेक्टर म.गावडरो मामा र नेपा काउागेर 32 जंगपुरा रोड 
गोगन. दिल्ली के अमिक श्री बृज किशोर या उसके प्रबन्धकों के प्राइस इसके बाद निविन मापने के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को यवनय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इस लिए, अब . योद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
-क्तियों का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकाही . अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम- 6815254. दिनांक 20 जून 

969 के साथ पहने हुए प्र . 11 125 - जो -15711215 दिनांक 7 फरवरी , 1953 धारा उन अधिनियम की धारा 
के अधीन गठित श्रम बयानय, फरीदाबाद को विवादप्रत या उससे सुसंगत या उपसे सम्बन्धित नो लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उ बिन्त्र कीनाकके वो या तो दिन : नमना ई में। विवाद से मुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

क्याश्रो बजकिसोर की सेवाओं का मनापन न्यायोचित तथा लोक है ?. यदि नहीं . तो वह किस राहत का हकदार 


। 


दिनांक 29 अगस्त , 1984 


सं 0 प्रो 0 वि 0/पानीपत / 87-34/ 32347.-- मि हरियागा के सामान को राप है किनगर मोन इण्डिया कुजपुरा 
रोड, करनाल के श्रमिक श्री हाम कुमार तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


पिवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्ग हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल ३ सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 34-3- श्रम , दिनांक 19 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधोन गठिन श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उस प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से 
स संगत अथवा संबंधित मामला है : 


है . 


क्या श्री रामकुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो 0वि 0/पानीपत/89.8 4/32353.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं . राज पाल जाली वर्कस 
लव रोड, करनाल के श्रमिक श्री उपेन्द्र कुमार तथा उनके प्रबकों के पर इतनें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है. ; . 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को बारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
क्तयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 19 अप्रैल , 
1384 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुमंगत अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री उपेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एस. के. महेश्वगे , 


संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 
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